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[PART 1 


उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय 
निणय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रथया 
संबंधित मामला है : 


क्या श्री नरेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मं. प्रो. वि.प्रम्बाला/ 225-84/ 14087.-- कि हरियामा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) सचिव. हरियाणा राज्य बिजली 
बोर्ड, चण्डीगढ़ ( 2) अधीक्षक अभियन्ता , ( प्रोपरेशन ) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री प्रभु राम तया उसके 
बन्यों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोयोगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियामा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 3( 44) 84-3 - श्रम ,दिनांक 18 अप्रैल , 
1934, बारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादपन या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि मत प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत पथ दा सम्बन्धित मामला है.- 
क्वा भी प्रभ राम की सेवाभों का समापन न्यायोचित या ठोक पर नहों तो वह सिप राहा का हवादार है ? 

दिनांक 8 अप्रैल, 1985 
सं.प्रो.वि./ यमुनानगर/ 16-84/ 1468 1. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 

11) परिवहन प्रायुक्त, 
हरियाणा चण्डीगढ़ । ( 2 ) हरियाणा राज्य परिवहन, यमुनानगर के श्रमिक श्री बलजीत सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


1984 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट इ.रना न य समझते है ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 श्रम . दिनांक 18 अप्रैल, 
• द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से ससंगत अथवा 
संबंधित मामला है 

क्या श्री बलजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि. पानीपत/17-85/ 14588.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० पंकज बुलन मिल ( नजदीक 
प्रेन मदिर ) पानोपन, के श्रमिक श्री राम स्वरूप तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


क्या श्रो 


इसलिये. अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम . दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उन अधिनियर को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामना यापनिर के निर निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा नमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

राम स्वरूप की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं.प्रो.वि. /पानीपत /50-85/ 3469-4. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मं . का बुलन मिल , पानीपत 
( नजदीक प्रेम मन्दिर) के अमिक श्री पाल या उसके प्रबंधकों के मा इसमें इसके बादजिस मानने में कोई मोद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, मब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44) 84-3 - अम दिनांक 18 अप्रैल , 
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1984 द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के प्रधान गरि श्रम न्यायालय , रम्बाला को विवादास्त या उस समय नीचे 
लिया मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा ममिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री श्रीपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 9 अप्रैल , 1985 


सं ० प्रो ०वि ० रोहतक/ : 6-84/ 14798.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै अलंकार प्रिन्टिस महाबीर 
पार्क बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री णा कुमारी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम / 70/ 32573,दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864- ए.-एस - प्रो (६ ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: -- 

क्या श्री कृष्णा कुमारी की सेवाओं, का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ०वि ०/भिवानी/ 97-84/1 4805.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि सचिव , हरियाणा राज्य 
बिजली बोर्ड चण्डीगढ़ , ( 2 ) निदेशक , विजिलेन्स एण्ड सिक्यूरटी हरियाणा राज्य विजली बोर्ड चण्डीगढ़ , के अमिक श्री विष्णु 
दत्त शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 

विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाहनीय समझते है ; 


इसलिये, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम 70/325 73, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864 -ए - एस - प्रो . ( ई) -श्रम/ 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्याय निर्णयहेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त 

निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है 


. 


क्या श्री विष्णु दत्त शर्मा की सेवारों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 17 अप्रैल , 1985 


सं . प्रो.वि./ अम्बाला/ 311-83/ 16150.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसज गेंदा मल चिरंजी लाल , 
सीमेन्ट ट्रांसपोर्ट कन्ट्रेक्टर , कालका के अमिक श्री रणजीत सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित . मामले 
में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , 


अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44) 84-3-अम. दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे 


... 
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लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री रणजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


जे ० पी ० रतन 


उप - सचिव , हरियाणा सरकार , 


श्रम विभाग । 


दिनांक 22 अप्रैल , 1985 


मं ० मो ० वि ०/ फरीदाबाद/ 25-85/ 17346.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रोडक्शन डायरक्टर गुडईयर 
इण्डिया लि . , बल्लबगढ़, 2. साईटिपिक सिक्योरेटी मैनेजमेंट आफ सर्विस प्रा ०, लि ० ई -9, राज्जोरी गार्डन, नई दिल्ली - 27.के श्रमिकों 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर कि राज्यपान , हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित मौद्योगिक 
मधिकरण , हरियाणा, फरीदागद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला / मामले हैं , अपवा विवाद से सुसंगत पा सम्बन्धित मामला/ मामले है/है , न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है : 


1. Whether the security staff of the management is entitled to the benefits of Annual Bonus , 
Gratuity, Privilege/ Annual leaves , Casual leave , Sick leave , National and Festival Holidays, Leave Travelling 
Allowance , Night Shift Working Allowance , Attendanee Bonus, Production Bonus, Sunday Working allow 
ance , Festival Advance, Triple Wages for the National and Festival Holidays, Dearness Allowance , Benefits 

under the Benewal Fund Scheme, age of Retirement, Company s Medical/Accidental Benefits, Scheme Facilitics 
Grievance Procedure Facilities and House rent allowance at par with the other employees of the Company 
with retrospective effect ? If so , with what details ? 


2. Whether the Security staft is entitled to the following scales of pay categorywise : 


Security Guard. - Rs 425-25-550-40-750-60--850 


Sr. Security Guard. - Rs 550-50--800-65-1,190-75-1,565 , If so . with what details ? 


3. Whether the security staff of the management is entitled to the following facilities : 

(i) Two Pants , two Shirts of Terricot cloth , Three pairs of Nylon Socks and two pairs of Shoes 


in a year . 


( ii) Two pants , two shirts (Woollen ), two Socks and two Woollen Sweaters in each break 

one and half year . 


of 


( iii ) One Woollen over coat and one Rain coat woollen caps every year. If so ,with what details ? 


M. SETH, 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana 


Labour and Employment Departments . 


